
www.afeias.com 
IMPORTANT NEWSCLIPPINGS (06-Aug-21) 

1 

 
 

Date:06-08-21 

Ship Of State 

INS Vikrant’s a milestone. To build on it, GoI needs to get finances and collaboration 
right 

TOI Editorials 

Wednesday marked a milestone in India’s ambition to become self-reliant in defence production. The first 

indigenous aircraft carrier began its sea trials. It’s expected to be commissioned in a year as INS Vikrant, 

making India only the seventh nation to develop the capacity to design and build a carrier that can project power 

on the high seas. Built at the Cochin Shipyard for about Rs 23,000 crore, it’s been 18 years in the making. The 

start of the carrier’s sea trials occasion a larger question on India’s indigenous defence production capabilities. 

How good are they? 

Self-reliance in defence is a long-standing goal. A pathway to realise this goal was a policy transition in May 

2001 to open up the defence industry to 100% private participation. It’s produced results. GoI says 333 private 

companies have got industrial licences. Domestic procurement of defence equipment has increased even as 

spending has gone up in absolute terms. In 2020-21, about 63% of the Rs 1.39 lakh crore procurement budget 

went to domestic manufacturers. In relative terms, procurement from domestic sources has increased. HAL, for 

example, supplies 61% of the airborne fleet in use by defence services. 

During the same period, 2001-20, the Stockholm International Peace Research Institute’s database showed that 

India was the world’s largest importer of arms at an aggregate value of $52.8 billion. The answer to this 

apparent puzzle is that while India’s indigenous defence industry has grown, we are short of capabilities in 

designing and developing major platforms. Therefore, it’s France that provides the Medium Multi-Role Combat 

Aircraft and Russia the S-400 Air Defence System. The real challenge for defence indigenisation is to move up 

the value chain. This challenge needs to be located in a fiscal context. India’s defence spending commitments 

are increasingly lopsided. In 2011-12, 49% of the budget went towards salaries and pensions and 27% towards 

arms acquisition. By 2020-21, the ratio had tilted towards setting aside 61% of the budget for salaries and 

pensions and 19% towards buying arms. 

There are two ways forward. GoI must soon finalise the modalities of the 15th Finance Commission’s 

suggestion on creating a non-lapsable defence fund. This is necessary to insulate defence spending from short-

term fiscal pressures. It needs to be complemented by a relatively closer engagement between GoI and domestic 

manufacturers. Arms-making doesn’t follow the cost economics of consumer products. Therefore, moving up 

the value chain needs GoI’s durable commitment to see key projects through. 
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Welcome Government Will to Act, At Last 

Move to banish retrospective tax bugbear welcome 

ET Editorial 

It is welcome that the government is acting to amend the Income-Tax Act to do away with the retrospective tax 

bugbear. It will end the dispute with Vodafone and make it easier to find a compromise with Cairn, which has 

started enforcing its international arbitration award of $1.75 billion by taking legal possession of assets owned 

by the Indian government. It will send out two positive signals to investors, including global ones: the 

government knows how to cut its losses and move on, and it is finally beginning to act purposefully, instead of 

merely talking. 

The amendment the government is making to the Income-Tax Act will retain the original intent of making the 

sale of holding companies abroad, whose value arises principally from economic activity in India, liable to 

capital gains tax in India, but makes it prospective with effective from May 28, 2012, when the 2012 

amendment came into force. The original amendment of 2012 had made such capital gains taxable 

retrospectively, primarily aimed at Vodafone’s 2007 purchase of Hutchison’s stake in Hutch Essar in India, 

with the clarification that such liability to pay capital gains tax had always been the intent of the Income-Tax 

Act. That retrospective bit is now being dropped. The same retrospective clarification had been used to levy a 

capital gains tax on Cairn India, when it had reorganised its assorted subsidiaries into one entity, without any 

change in beneficial ownership and without any transfer of the accumulating capital out of the country. This 

was entirely arbitrary. The government has put a rider on its removal of retrospective taxation: it  will pay back 

the capital gains tax collected but will not entertain any demand for penalty or interest. Cairn is likely to take 

some convincing to abandon the interest and penalty parts of its international award, but would not rule it out. 

The tax reform will not help Vodafone Idea out of its current financial mess, at least not directly. If Vodafone 

accepts it as an incentive to invest more, that would be a different story. 
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भारत-चीन के बीच बढ़ता तनाव ककस हद तक जा सकता है ? 

शशश थरूर, ( पूवव कें द्रीय मंत्री और सांसद ) 
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देश को अब भी घातक कोरोना वायरस ने घेर रखा 
है। इधर अर्थव्यवस्र्ा भी मुश्ककल में घघरी है। ऐसे 

में चीन के सार् तनाव इन पररश्स्र्घतयों को और 

बदतर बना रहा है। पपछले साल हुए संघर्थ के बाद 

चीन यर्ाश्स्र्घत बनाए रखने के मामले में 
ज्यादातर घनराश ही करता रहा। 

चीन के सार् स्र्ायी शतु्रता अपररहायथ लगने के 

कारण, नई ददल्ली को चीन-पाककस्तान गठबंधन 

के उभरते खतरे पर पवचार करना पडा है जो दो 
मोचों पर परेशान कर सकता है। बेल्ट और मागथ 
पहल के तहत चीन-पाककस्तान इकोनॉममक 

कॉररडोर पर 90 बबमलयन अमेररकी डॉलर के 

सबसे बडे घनवेश से चीन के पाककस्तान में दहत बढ़े हैं। पाककस्तान लंबे समय से ‘भारत को हजार घाव देकर रंक्तरंश्जत करने’ के मलए 

सीमा पार आतंकवाद को पवत्तपोपर्त करता रहा है। भारत व्यापक व्यापार और आर्र्थक संपकों और मुखर ‘शांघत कूटनीघत’ के माध्यम 

से चीन को इस मामले से दरू रखते हुए दृढ़ता से इसका सामना करता रहा है। लेककन अब, लद्दाख में भारत-चीन शांघत को लगे झटके 

के बाद से पाककस्तान अपने खुद के एजेंडे को बढ़ाने के मलए इस तनाव के कारण उत्सादहत हो सकता है। उसका एजेंडा रहा है कक वह 

‘दो मोचों पर युद्ध’ की संभावना के सार् भारत का सामना करे, श्जसके मलए वह तैयार नहीं है। 

इधर नई ददल्ली अपने पश्कचमी मोचे को शातं रखने की कोमशश कर रही है। उसने पाककस्तान के सैन्य अर्धकाररयों के सार् गुप्त 

‘बैकचैनल’ बातचीत शुरू की है, श्जससे दोनों देशों के बीच तनाव कम हो और संघर्थ की आशंका न रहे (यूएई के राजनघयकों ने इन 

संपकों की पुश्टट की है)। 

इस बीच पाककस्तान के सार् अपने प्रयासों की अल्पकामलक सफलता के आधार पर, भारत ने जून में पाककस्तान की सीमा से करीब 

50,000 सैघनकों को चीन से लगी वास्तपवक घनयंत्रण रेखा पर भेज ददया है। माना जा रहा है कक अभी चीन सीमा पर भारत के करीब दो 
लाख सैघनक हैं यानी पपछले वर्थ से 40% ज्यादा। नई ददल्ली को शायद लगता है कक कम से कम इस्लामाबाद अभी अफगाघनस्तान के 

सार् अपनी अश्स्र्र पश्कचमी सीमाओं पर नजर रखेगा और भारत के खखलाफ ककसी भी सैन्य कायथवाही के बारे में नहीं सोचेगा। जहां 
यह पवकवास करना मुश्ककल है कक दो एमशयाई ददग्गज अपनी अश्स्र्र सीमीओं पर युद्ध करेंगे, जो लगभग आधी सदी से काफी हद 

तक शांत हैं, वहीं चीन की हरकतें आकवस्त करने वाली नहीं हैं। 

खबर र्ी कक चीनी सेना ने घतब्बत से अघतररक्त फौज हटाकर खझनश्जआंग मममलट्री कमांड भेजी र्ी, जो दो देशों की दहमालयी सीमा 
पर पववाददत इलाके में गकत के मलए श्जम्मेदार र्ी। कहा जा रहा है कक भारत के खखलाफ इस्तेमाल करने के मलए चीन ने पववाददत 

सीमा के पास लडाकू पवमानों के मलए एयरफील्ड, नए रनवे, बमरोधी बंकर बनाए हैं, सार् ही टैंक, रॉकेट आदद तैनात ककए हैं। ररपोटथ 
बताती हैं कक चीनी सेना कुछ समय से मूल घतब्बती लडाकों की नई सेना भी जुटा रही है, जो घनयममत सैघनकों की तुलना में मुश्ककल 

इलाके को बेहतर जानते हैं। यह सब देखकर यही लगता है कक बीश्जंग युद्ध की तैयारी कर रहा है। अर्थव्यवस्र्ा की श्स्र्घत और 

नाजुक स्वास््य पररश्स्र्घत को देखते हुए भारत चीन के सार् वास्तपवक सैन्य संघर्थ के मलए तैयार नहीं है, भले ही वह खुद की रक्षा के 

मलए तैयारी कर रहा हो। 
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अपनी सुरक्षा के मलए नई ददल्ली के पास राजनघयक कौशल व अंतरराटट्रीय संपकथ  हैं। अमेररका, जापान और ऑस्टे्रमलया के बीच 

क्वाड्रिलेटरल डायलॉग (क्वाड), श्जसे बीश्जंग व मॉस्को और शायद आमसआन देश भी शंका से देखते हैं, अपनाने से एक तरह से 

अघतररक्त सुरक्षा ममली है। नई ददल्ली के मलए क्वाड तलवार से ज्यादा ढाल है। कफर भी जोखखम पवचारणीय हैं। एक अपररभापर्त 

सीमा, जहा ंदोनों तरफ बडी संख्या में सैघनक हों, ऐसे संदभथ में जहा ंसीमा प्रबंधन के प्रोटोकॉल टूट गए हों और जहा ंसत्ता की पवर्मताएं 

दृढ़ हैं, वहा ं पवपदा की पूरी आशंका है। अघनयोश्जत घटनाओं तक के ऐसे नतीजे हो सकते हैं, श्जनसे बडा टकराव हो सकता है। हम 

मसफथ  यही उम्मीद कर सकते हैं कक दोनों पक्ष सुघनश्कचत करें कक हर्र्यार भले ही ददखाए जाएं, पर कभी चलाए न जाएं। कफलहाल, घघरे 

होने का भाव जारी है। 
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नई खेल ससं्कृतत का नतीजा 
संपादकीय 

टोक्यो ओमलपंपक अभी जारी है और भारत ने दो रजत पदक समेत कुल पांच पदक अपनी झोली में कर मलए हैं। यदद कुछ और पदक 

ममल जाते हैं, श्जनकी उम्मीद भी है, तो भारत के मलए टोक्यो ओमलपंपक सवथशे्रटठ साबबत हो सकते हैं। आशा की जानी चादहए ऐसा ही 
होगा। अभी तक श्जन भी खखलाड्रडयों ने पदक हामसल ककए हैं, वे बधाई और प्रशंसा के हकदार हैं। उन्होंने अपने सार् देश का नाम भी 
ऊंचा ककया है और यह उम्मीद जगाई है कक आने वाले समय में भारत खेल जगत की एक बडी ताकत बन सकता है। अब तो यह भी 
लग रहा है कक उन खेलों में भी हमारे खखलाडी कामयाबी हामसल कर सकते हैं, श्जनमें कुछ समय पहले तक कोई खास उम्मीद नहीं 
नजर आती र्ी, जैसे कक एर्लेदटक्स। इसी तरह आखखर ककसने कल्पना की र्ी कक हाकी की पुरुर् और मदहला, दोनों ही टीमें 
सेमीफाइनल में पहंुचेंगी? आखखरकार ऐसा ही हुआ और पुरुर् हाकी टीम ने तो 41 साल बाद ओमलपंपक में कांस्य पदक अपने नाम 

ककया। यह स्वखणथम आभा वाला कांस्य पदक है, क्योंकक हर देशवासी भारतीय हाकी के उत्र्ान के सपने संग जी रहा र्ा। हाकी में 
ममला कांस्य पदक देश में इस खेल का कायाकल्प करे, इस उम्मीद के सार् यह भी कामना करनी चादहए कक मदहला हाकी टीम भी 
एक नया इघतहास मलखे। 

उत्साहजनक और संतोर्जनक केवल यह नहीं है कक टोक्यो गए हमारे अनेक खखलाडी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, बश्ल्क यह भी है कक 

वे देश में एक नई खेल संस्कृघत पवकमसत हो जाने की गवाही भी दे रहे हैं। भले ही अपने प्रदशथन से देश-दघुनया का ध्यान खींचने वाले 

कुछ खखलाडी पदक तामलका में अपना नाम अंककत न कर सके हों, लेककन वे अपनी दहम्मत और कौशल से बेहतर भपवटय की मुनादी 
कर रहे हैं। यह नतीजा है उस नई खेल संस्कृघत का, जो हाल के वर्ों में पवकमसत की गई और श्जसके तहत खखलाड्रडयों को कही ंबेहतर 

सुपवधाओं के सार् समुर्चत प्रमशक्षण ददया गया। जहा ंकुछ खखलाड्रडयों को पवदेशी प्रमशक्षक उपलब्ध कराए गए, वही ंकुछ को पवशेर् 

प्रमशक्षण के मलए पवदेश भी भेजा गया।यह सब इसीमलए हो पाया, क्योंकक खेल संघों पर काबबज तमाम ऐसे लोगों को ककनारे कर 

पेशेवर व्यश्क्तयों को लाया गया, जो उन्हें अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहे रे्। इसके चलते खेल और खखलाड्रडयों को वह 

प्रार्ममकता नहीं ममल पाती र्ी, जो जरूरी र्ी। टोक्यो ओमलपंपक के समापन के वक्त भारत की झोली में चाहे श्जतने ज्यादा पदक हों, 
यह ध्यान रखा जाना चादहए कक खेल एवं खखलाड्रडयों को और अच्छे से पवकमसत करने के मलए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 
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न थमने वाला जातत का मथंन 

प्रदीप शसहं, ( लेखक राजनीततक ववश्लेषक और वररष्ठ स्तंभकार हैं ) 

जाघत न पूछो साधु की, पूछ लीश्जए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पडा रहन दो म्यान, पर देश में इस समय जाघत पूछने का शोर है। यह 

सही है कक जाघत भारतीय समाज की वास्तपवकता है, मगर सवाल है कक इस वास्तपवकता ने समाज को ददया क्या है? जो जाघतयों को 
अलग-अलग खांचों में बांटकर देखना चाहते हैं, वे भूल जाते हैं कक इस पवपवधता को जोडने वाली कोई एकता भी तो होनी चादहए, 

क्योंकक जाघत समग्रता में ही जीपवत रह पाएगी। जो लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, वे शायद समझ नहीं रहे हैं कक इससे 

जो पवर् घनकलेगा, वह उन्हें ही मारेगा। 

पश्कचम के युग प्रवतथक पवचारक रूसो ने कहा र्ा कक ककसी भी समाज में गुटों के बनने से हमेशा नुकसान होता है, पर यदद गुट बन ही 
गए हों तो, श्जतने ज्यादा बन जाएं, उतना अच्छा। जातीय जनगणना के पक्षधर लोगों के मन में कई तरह की अवधारणाएं हैं, जो 
जाघतयों की अनुमाघनत संख्या की ही तरह ककसी ठोस धरातल पर नहीं खडी हैं। पपछडे वगथ के जो नेता इसकी मांग कर रहे हैं, वे यह 

मानकर चल रहे हैं कक बीपी मंडल ने मंडल आयोग की मसफाररशें करते समय पपछडे वगथ की जो कुल जनसंख्या बताई र्ी, वह कम है। 
मंडल ने कहा र्ा कुल आबादी का 52 फीसदी पपछडे वगथ के लोग हैं। जातीय जनगणना से असमलयत सामने आ जाएगी और कफर उन्हें  
आरक्षण का कोटा बढ़ाने का आधार ममल जाएगा। 

सवणथ जाघत के लोगों के मन में यह डर है कक उनकी संख्या जो अभी बताई जाती है, उससे कम घनकलेगी। इन दोनों की उम्मीद और 

आशंका का आधार 1931 की आखखरी जातीय जनगणना के आंकडे हैं। उनका अब कोई अर्थ नहीं है। उस समय देश की आबादी 27 

करोड र्ी और आज के पाककस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शाममल रे्। पवडंबना यह है कक जाघतयों की जनगणना की मांग में सबसे 

आगे वे लोग हैं जो कभी जाघतपवहीन समाज की बात ककया करते रे्। पपछडा वगथ को आरक्षण की सुपवधा देने के मलए जरूरी है कक 

उनकी जाघतयों की सही संख्या का पता हो। सुप्रीम कोटथ भी कह चुका है कक 1931 की जनगणना के आंकडे को स्वीकार नहीं ककया जा 
सकता। इसी वजह से 2010 में संप्रग सरकार ने पपछडी जाघतयों की गणना का मन बनाया, लेककन कफर पीछे हट गई। मोदी सरकार ने 

भी 2018 में संसद में कहा कक 2021 की जनगणना में पपछडों की र्गनती कराई जाएगी, पर अब कह रही है कक उसका ऐसा कोई इरादा 
नहीं है। माचथ 2011 में तत्कालीन गहृमंत्री पी. र्चदंबरम ने लोकसभा में कहा र्ा कक यह बहुत उलझा हुआ मुद्दा है। पपछडे वगथ की 
जाघतयों की एक कें द्रीय सूची है, एक राज्यों की सूची है। कुछ राज्यों में ऐसी सूची है ही नहीं। कुछ राज्यों के पास पपछडी जाघतयों और 

अघत पपछडी जाघतयों की सूची है। रश्जस्ट्रार जनरल ने कहा है कक इसके अलावा अनार् और घनरार्श्रत बच्चे हैं। कुछ जाघतयों के नाम 

पपछडा और अनुसूर्चत जाघत, दोनों सूची में हैं। ईसाई या इस्लाम में मतातंररत लोगों के बारे में अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग 

नीघत है। एक राज्य से दसूरे राज्य जाने वालों की समस्या अलग है। इसके अलावा अंतरजातीय पववाह से उत्पन्न बच्चों की समस्या 
है। 

संप्रग सरकार ने सामाश्जक-आर्र्थक जातीय जनगणना करवाई, श्जसके जाघत के अलावा बाकी आंकडे 2016 में सावथजघनक ककए गए। 
सामाश्जक न्याय मंत्रलय ने ये आंकडे नीघत आयोग के उपाध्यक्ष अरपवदं पानगड्रडया की अध्यक्षता वाले पवशेर्ज्ञ समूह को सौंप ददए। 
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उसकी शुरुआती ररपोटथ के बाद क्या हुआ, पता नहीं। अक्टूबर 2017 में गदठत जश्स्टस जी रोदहणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 

फरवरी 2021 में अपनी अंतररम ररपोटथ में कहा कक पपछडा वगथ की जाघतयों की जनगणना जरूरी है। आयोग ने पपछडा वगथ को चार 

उपभागों में पवभाश्जत करने का सुझाव ददया है। आयोग ने पाया कक कें द्रीय सूची में शाममल पपछडा वगथ की 2633 जाघतयों में से 

आरक्षण की मलाई ऊपर की सौ जाघतया ंले गईं। एक घतहाई जाघतयों को तो मशक्षा और नौकरी में कोई लाभ ममला ही नहीं। सारा पेच 

यहीं है। जातीय गणना के बाद अघत पपछडी जाघतया ंअपने हक के मलए पपछडों की ही प्रभावशाली जाघतयों के खखलाफ उठ खडी होंगी। 
इसकी जमीन तीन दशक पहले सामाश्जक न्याय के नाम पर सभी पपछडों के नेता बनने वालों ने तैयार कर दी है। मुलायम मसहं यादव 

और लालू यादव अब पपछडों के नहीं यादवों के नेता रह गए हैं। इन दोनों ने अपने समय में एक-एक कुमी नेता क्रमश: नीतीश कुमार 

और बेनी प्रसाद वमाथ को सार् मलया। दोनों ने बाद में अपना अलग रास्ता पकड मलया। हालांकक बेनी ने औपचाररक रूप से ऐसा नहीं 
ककया। तो जब पपछडों के कोटे का फायदा लेना र्ा तो सबको जोड मलया और सत्ता ममली तो बाकी को भूल गए। रामधन ने एक बार 

कहा र्ा कक बडे घटक ने छोटे घटक को गटक मलया। जातीय जनगणना के आंकडे आने के बाद यह गटका हुआ उगलना पडेगा, 
क्योंकक परमाण ुपवखंडन की ही तरह समाज के गुटों के पवखंडन की प्रकक्रया एक बार शुरू हो जाती है तो वह रुकती नहीं। यह प्रकक्रया 
अब रुकने वाली नहीं है। जनगणना से पहले ही उसके संकेत नजर आ रहे हैं। कही ंघनर्ाद अपना दहस्सा मांग रहे हैं तो कही ंराजभर। 
छोटे-छोटे जाघत समूह सत्ता में अपनी दहस्सेदारी के मलए सामने आ रहे हैं। सामाश्जक क्रांघत के पुरोधा मुलायम हों या लालू, अब उन्हें 
भी इन जाघत समूहों से सौदेबाजी करनी होगी। इस बदलाव की आहट को नरेंद्र मोदी ने पहले से समझ मलया र्ा। पपछले सात सालों में 
संख्या में छोटी जाघतयों को भाजपा में जगह ही नहीं ममली, बश्ल्क उन्हें संगठन और सत्ता में दहस्सेदारी भी ममली है। 

कहते हैं क्रांघत को असफल करने का तरीका यही है कक उसे होने ददया जाए। इसमलए इस सामाश्जक पवखंडन को रोकने का भी यही 
तरीका है कक उसे होने ददया जाए, क्योंकक एक बार यह हो गया, तब संख्या में छोटे-छोटे इन जाघत समूहों को भी अहसास होगा कक 

सौदेबाजी की राजनीघत का मसलमसला लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। तब इस पवपवधता को एकता की जरूरत महसूस होगी, पर इस 

उपक्रम में समाज में ककतना पवर् घनकलेगा व ककतना अमतृ (अगर घनकला) यह ककसी को पता नहीं है, पर इस जाघत मंर्न को अब न 

रोका जा सकता है और न ही रोका जाना चादहए। 

 

Date:06-08-21 

 

समझदारी भरा कदम 

संपादकीय 

सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) पवधेयक, 2021 पेश कर ददया है श्जसके माध्यम से आयकर अर्धघनयम 1961 तर्ा पवत्त 

अर्धघनयम 2012 में संशोधन करके सरकारी अर्धकाररयों द्वारा पपछली तारीख से लागू कर मांग की संभावनाओं को प्रभावी ढंग से 

कम ककया जा सके। यह अच्छा कदम है और बहुत पहले उठा मलया जाना चादहए र्ा। सन 2012 के आम बजट में पपछली तारीख से 

कर लगाने का अजीब प्रावधान जोडा गया र्ा श्जसके तहत आय कर अर्धकारी पुराने लेनदेन पर कर लगा सकते रे्। यदद लेनदेन 

पवदेश में हुआ हो लेककन उस लेनदेन में र्चश्ननत पररसंपपत्तयों पर पंूजीगत लाभ हुआ हो तो उसे भी भारत में श्स्र्त माना जाता। 
घनवेशक इस बात पर भी ध्यान देंगे कक नया पवधेयक 28 मई, 2012 के पहले की कर मांगों पर ही प्रभावी है क्योंकक 2012 का बजट 
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उसी समय प्रवघतथत हुआ। दसूरे शब्दों में सरकार पवदेशों में हुए लेनदेन में भी पंूजीगत लाभ पर कर लगाने का अपना दावा बरकरार 

रखना चाहती है। उसका कहना बस यह है कक वह 2012 के पहले के लेनदेन से जुडी कर मांग पर जोर नहीं देगी। 

पुरानी घतर्र् से कर मांग के प्रावधान ने कई पववादों को जन्म ददया। इनमें प्रमुख है 2012 से जारी वोडाफोन और सरकार का मामला। 
2012 के बाद नए मसरे से अर्धकार प्राप्त आय कर कायाथलय ने अन्य मामलों में भी तेजी ददखाई श्जनमें केयनथ का मामला शाममल है। 

पवधेयक में यह दावा भी ककया गया है कक 17 संबद्ध मामलों में आय कर मांग की गई। यह भी स्वीकार ककया गया है कक व्यापक तौर 

पर घनवेशकों का मानना है कक ऐसे पपछली तारीख से प्रभावी संशोधन, कर घनश्कचतता के मसद्धांत के खखलाफ हैं और एक आकर्थक 

घनवेश स्र्ल के रूप में भारत की छपव को प्रभापवत करते हैं। यह वक्तव्य हालात की सही तस्वीर नहीं पेश करता। घनवेशकों के मन में 
न केवल भारत सरकार की पवदेशी लेनदेन पर कर लगाने की मंशा को लेकर संशय है बश्ल्क वे यह जानकर भी चककत रे् कक 2014 के 

बाद आई सरकार ने भले ही 2012 के पुरानी तारीख से कर वसूली के प्रावधान की आलोचना की र्ी लेककन उसने इसे कानून से बाहर 

करने का प्रयास नहीं ककया। 

2012 के संशोधन को कानूनी रूप से बहुत पहले पलट देना चादहए र्ा। शायद हमें अंतरराटट्रीय स्तर पर उस शममिंदगी से बचने का 
मौका ममल जाता श्जसका सामना हाल के ददनों में ऐसी कर मांग के मामलों में करना पडा है। संभव है कक यह पवधेयक सरकार को 
वैधाघनक रूप से ऐसी सौदेबाजी के मलए सशक्त बनाने के मलए लाया गया हो। हामलया अतीत में कई कंपघनयों ने मध्यस्र्ता के 

मामलों में जीत हामसल की। उदाहरण के मलए गत ददसंबर में एक पंचाट ने केयनथ को 1.2 अरब डॉलर की क्षघतपूघतथ और 50 लाख डॉलर 

का ब्याज या पवर्धक लागत चुकाने का घनणथय ददया। पवधेयक सरकार को इजाजत देता है कक उसने केयनथ तर्ा अन्य कंपघनयों से जो 
कुछ मलया है वह उन्हें लौटा सके, हालांकक इसमें ब्याज लौटाने की बात शाममल नहीं है। हालांकक ऐसे ककसी सौदे की संभावना इसमलए 

धूममल है क्योंकक कुछ ही ददन पहले कें द्रीय पवत्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा कक पववाद को देश के कानूनी ढांचे के भीतर हल करने 

का कोई औपचाररक प्रस्ताव नहीं है। पवधेयक सरकार को यह इजाजत देता है कक वह केयनथ के सामने सौदे की पेशकश करे जहा ंवह 

मध्यस्र्ता में घोपर्त कुल रामश का एक दहस्सा चुकाएगी और केयनथ सभी मामले समाप्त करे और वादा करे कक क्षघतपूघतथ का मामला 
नहीं चलाएगी। हालांकक व्यापक तौर पर प्रघतटठा को हुई क्षघत की भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगी। आंमशक तौर पर ऐसा इसमलए 

है क्योंकक सरकार कर घनश्कचतता बढ़ाने के क्रम में ऐसा नहीं कर रही है बश्ल्क उसकी वजह कानूनी हार है। अब सरकार को प्रभापवत 

कंपघनयों के सार् मामला घनपटाने में उदारता ददखानी चादहए। 

 

Date:06-08-21 

भारत में कारोबारी सगुमता बनाम कारोबार की लागत 

अजय तिब्बर, (लेखक जॉजव वॉशशगंटन यूतनवशसवटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनैशनल इकनॉशमक पॉशलसी के अततथथ 

स्कॉलर हैं) 

पवकव बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत ने 2014 में मोदी सरकार के आगमन के बाद से 2019 तक 79 स्र्ानों का सुधार 

ककया और वह 142वें स्र्ान से 63वें स्र्ान पर आ गया। परंतु इस रैंककंग में भारी सुधार के बावजूद देश की सकल घरेलू उत्पाद 
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(जीडीपी) वदृ्र्ध दर 2016 से 2019 के बीच चार फीसदी से अर्धक र्गर गई। जीडीपी में घनजी घनवेश की दहस्सेदारी तीन फीसदी से 

अर्धक घटी और यह 2004-2013 के 25 फीसदी से कम होकर 2016-2019 के बीच 22 फीसदी पर आ गई। 

कारोबारी सुगमता सूचकांक के सार् समस्या यह है कक इसमें आसानी से छेडछाड करके बेहतर पररणाम हामसल ककया जा सकता है 

और इस दौरान प्रघतस्पधाथत्मक क्षमता पर भी बहुत अर्धक असर नहीं होता। सन 2004 से 2013 के बीच हालांकक भारत कारोबारी 
सुगमता सूचकांक में नीचे र्ा लेककन उसने इस अवर्ध में उल्लेखनीय घरेलू और पवदेशी घनवेश हामसल ककया। 

स्वतंत्र समीक्षा दशाथती है कक कारोबारी सुगमता सूचकांक में कई कममयां हैं। यह श्जन चीजों को मापता है और श्जस पद्धघत से मापता 
है दोनों में समस्या है। ऐसा सूचकांक शुरुआत से ही खतरनाक है जो इस मसद्धांत पर बना है कक कम घनयमन हमेशा सही होता है। 
सन 2008-09 के वैश्कवक पवत्तीय संकट का अनुभव हमें यह ददखा भी चुका है। कारोबारी सुगमता सूचकांक में श्रम या पयाथवरण 

घनयमन शाममल नहीं होते। यह आज की बढ़ती असमानता और जलवायु पररवतथन की चुनौती से घघरी दघुनया में बहुत चौंकाने वाली 
बात है। यह गलत बातों को प्रोत्साहन देता है। 

चंूकक कई घनयमन राज्य स्तर पर बनते और लागू ककए जाते हैं इसमलए भारत में राज्यों को भी कारोबारी सुगमता सूचकांक पर आंका 
जाने लगा। आकचयथ नहीं कक कई राज्यों ने इसका तोड घनकाल मलया। उदाहरण के मलए उत्तर प्रदेश जो मशक्षा, कुशल श्रममक, बबजली, 
सडक और संचार के मोचे पर अत्यंत पपछडा हुआ है, उसने 2019 में देश के भीतर कारोबारी सुगमता सूचकांक में दसूरा स्र्ान हामसल 

कर मलया। 

कारोबारी सुगमता सूचकांक में सुधार के बावजूद कुछ अपवादों को छोड ददया जाए तो देश का कारोबारी जगत प्रघतस्पधी नहीं है। 
प्रघतस्पधी देशों की तुलना में कारोबार की लागत बहुत ज्यादा होने के कारण भारत में औद्योर्गक क्षमता समय पूवथ कमजोर पड गई। 

कागज पर देखें तो भारत में श्रम की लागत कम नजर आती है लेककन श्रम उत्पादकता से तुलना करने पर ऐसा नहीं लगता। देश की 
श्रम शश्क्त का केवल 4 फीसदी कुशल है। श्रम कानून भी कंपघनयों को आकार छोटा रखने का प्रोत्साहन देते हैं। यदद 10 से कम 

कमथचारी हों तो उन्हें श्रम या कर घनरीक्षक के दौरे से बचाव ममलता है। पवघनमाथण रोजगार का 70 फीसदी ऐसी ही कंपघनयों में है जो 
पवकव स्तर पर प्रघतस्पधाथ नहीं कर सकतीं। 

भूमम अर्धग्रहण न केवल धीमा है बश्ल्क 2013 के कानून के बाद यह बहुत महंगा भी हो गया है। संप्रग और राजग दोनों उस कानून के 

दहमायती रे्। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस मसले को हल करने का वादा ककया र्ा लेककन अब तक कोई कामयाबी नहीं 
ममली। 

पंूजी की लागत बढ़ी हुई है क्योंकक बैंककंग तंत्र गैर ककफायती है। ऋण और जमा दरों के बीच का पवस्तार 500 आधार अंकों से अर्धक हो 
गया है जो पवकव में सवाथर्धक स्तरों में से एक है। बांग्लादेश में यह 350-400 आधार अंक, र्ाईलैंड में 320 आधार अंक, पवयतनाम में 
250 आधार अंक और मलेमशया में 150 से 200 आधार अंक है। बढ़ता फंसा हुआ कजथ, लक्षक्षत ऋण आवकयकता और सांपवर्धक 

तरलता अनुपात की आवकयकता इन कममयों को स्पटट करती है। इसमलए देश का ऋण-जीडीपी अनुपात बीते एक दशक से 50 फीसदी 
पर अटका हुआ है जबकक पवयतनाम, चीन, मलेमशया और र्ाईलैंड में यह 100 फीसदी से अर्धक है। पवत्तीय समावेशन में भी भारत 

पीछे है। जन धन खातों का इस्तेमाल भी काफी कम है। 
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देश में बुघनयादी ढांचे की काफी कमी है, हालांकक हाल के वर्ों में इसमें सुधार हुआ है। पवकव बैंक के लॉश्जश्स्टक्स परफॉरमेंस इंडेक्स में 
भारत की रैंककंग सुधरकर 44 हो गई है लेककन अब भी वह चीन, मलेमशया, र्ाईलैंड और पवयतनाम जैसे देशों से काफी पीछे है। 

कारोबार में बुघनयादी ढांचे की लागत अहम है क्योंकक भारत उपभोक्ताओं को उत्पादकों की बबना पर क्रॉस सश्ब्सडी देता है। उदाहरण 

के मलए भारत में बबजली की कीमत आम उपभोक्ताओं के मलए कम और उद्योग जगत के मलए अर्धक है। भारत में पेट्रोल और डीजल 

की कीमतें भी अन्य उभरते देशों से अर्धक हैं। चीन की तुलना में भारत में पेट्रोल 20 फीसदी और डीजल 50 फीसदी महंगा है। देश की 
ईंधन नीघत अजीब है। वैश्कवक बाजार में कीमत र्गरने का कोई लाभ उपभोक्ताओं को नहीं ममल रहा है। ऐसे में अन्य देशों में कीमतें 
र्गरने से हमारे कारोबार गैर प्रघतस्पधी होते जा रहे हैं। पेट्रोल कीमतें प्रघत लीटर 100 रुपये से अर्धक होने के बाद देश की मुद्रास्फीघत 

को लक्षक्षत करने की व्यवस्र्ा पर असर पडा है। 

भारत को आईटी के्षत्र का अगुआ होने पर गौरव है लेककन देश में आईटी की पहंुच बमुश्ककल 55 फीसदी है जो पाककस्तान के बराबर 

और चीन, पवयतनाम, मलेमशया और इंडोनेमशया से बहुत कम है। ये सभी देश 80 फीसदी या उससे अर्धक स्तर पर हैं। मोबाइल 

टेलीफोन सेवा का पवस्तार हुआ है लेककन डेटा डाउनलोड की गघत 8 एमबबट प्रघत सेकंड है जो पाककस्तान के बराबर लेककन पूवी 
एमशयाई देशों से कम है। शोध एवं पवकास व्यय पर भी हम जीडीपी का 0.6 फीसदी व्यय करते हैं जबकक चीन में यह दो फीसदी है। 

गैर प्रघतस्पधी बनने के सार् ही भारत ने शुल्क दरों में इजाफा ककया और के्षत्रीय व्यापक आर्र्थक साझेदारी से बाहर हो गया। लेककन 

इससे हम वैश्कवक स्तर पर प्रघतस्पधी नहीं बनने वाले। सच तो यह है कक 30 अरब डॉलर की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना तैयार 

की गई ताकक 12 उद्योगों को नया घनवेश ममल सके। परंतु देखना होगा कक क्या यह कारोबार करने की बुघनयादी लागतों से घनजात 

पाने लायक है। 

उद्यममयों की बुघनयादी समस्याओं को दरू करने और कारोबार की वास्तपवक लागत कम करने की कोमशश के बजाय कारोबारी 
सुगमता पर अत्यर्धक ध्यान ददया जा रहा है। भारत को अगर महामारी के बाद मजबूती से उभरना है तो उसे इन बाधाओं को दरू 

करना होगा। देश को कम से कम 6-7 फीसदी वदृ्र्ध की जरूरत है। यदद महामारी के दौरान गंवाए गए दो वर्ों की भरपाई करनी है तो 
और अर्धक वदृ्र्ध हामसल करनी होगी। 

 

Date:06-08-21   

 

 

समदु्री सरुक्षा का नगीना! 
संपादकीय 

स्वदेश घनममथत पहला सबसे बड ा पवमानवाहक युद्धपोत आईएनएस पवक्रांत परीक्षण के मलए समुद्र की लहरों पर उतार ददया गया है। 
यह रक्षा उत्पादन के के्षत्र में तेजी से आत्मघनभथरता की ओर बढ़ते भारत की बड ी प्रमुख उपलश्ब्ध है। कोर्चन मशपयाडथ में घनममथत 

नौसेना के इस पवशाल पवमान वाहक युद्धपोत के घनमाथण में 75 प्रघतशत स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। 40 हजार टन वजनी 
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नई पीढ़ी के इस पवमान वाहक युद्धपोत को खास तरह की स्टील से बनाया गया है। 50 साल पहले इसी नाम के युद्धपोत ने 

पाककस्तान के सार् हुए युद्ध में बेहद महत्वपूणथ भूममका घनभाई र्ी। अगले छह महीने तक इसके समुद्र में परीक्षण होंगे। खाड ी में 
इसके परीक्षण पहले ही ककए जा चुके हैं जो कक सफल रहे हैं। सामुदद्रक परीक्षण में सफल रहने पर इसे अगले साल नौसेना में 
शाममल(कमीशन्ड) कर मलया जाएगा। कमीशन होने के बाद आईएनएस पवक्रांत रूस घनममथत आईएनएस पवक्रमाददत्य के सार् 

ममलकर अमभयानों कों संचामलत करेगा। इस पवमानवाहक युद्धपोत में 30 लड ाकू पवमान और हेलीकॉप्टर तैनात ककए जा सकते हैं। 
युद्धपोत पर ममग–29 लडाकू पवमानों और केए 31 हेलीकॉप्टरों का बेड ा तैनात होगा। इससे नौसेना की ताकत में जबरदस्त वदृ्र्ध 

होगी। अभी आईएनएस पवक्रमाददत्य भारत का अकेला पवमानवाहक युद्धपोत है। नौसेना एक और पवमानवाहक युद्धपोत की मांग 

कर रही है। कें द्र सरकार इस मांग पर गहनता से पवचार कर रही है। दक्षक्षण एमशया के्षत्र में चीन की घनरंतर बढ़ती महत्वकाकं्षा को देखते 

हुए इस बारे में जल्द से जल्द फैसला लेने की जरूरत है। चीन इस दशक के अंत तक पांच युद्धपोत बनाने की तैयारी में है। बहरहाल‚ 

23 हजार करोड  की लागत से घनममथत 262 मीटर लंबे और 62 मीटर चौडे  इस पवशालकाय युद्धपोत का जलावतरण भारतीय नौसेना के 

मलए गौरवाश्न्वत करने वाला ऐघतहामसक क्षण है। भारत उन चुघनदंा देशों में शाममल हो गया है श्जनके पास अपने देश में ही 
अत्याधुघनक पवमानवाहक युद्धपोत के ड्र  डजाइन और घनमाथण करने की पवमशटट क्षमता है। ‘आत्मघनभथर भारत' और ‘मेक इन इंड्र  डया' 
पहल के मलए यह गौरवाश्न्वत करने वाला और ऐघतहामसक क्षण है। अभी तक भारत रूस के ररटायर ककए जा चुके युद्धपोतों पर घनभथर 

र्ा। लेककन वक्त आ गया है कक युद्धपोतों के घनमाथण में वह मजबूती से उपश्स्र्घत दजथ करे। 
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भारत हब बनने की तरफ 

डॉ. जयंतीलाल भंडारी 

भारत दघुनया की नई फामेसी बनने की डगर पर तेजी से 

आगे बढ़ते ददखाई दे रहा है। ररजवथ बैंक ऑफ इंड्रडया के 

जुलाई बुलेदटन में कहा गया है कक भारत में फॉमाथ 
उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का फॉमाथ 
उद्योग करीब 42 अरब डॉलर का है। 2026 तक 65 

अरब डॉलर और 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहंुच 

सकता है। घनस्संदेह कोरोना की आपदा भारत के मलए 

फॉमाथ और कोरोना वैक्सीन का मैन्युफैक्चररंग हब 

बनने का अवसर लेकर आई है। 

भारत के दघुनया की नई फामेसी और कोरोना वैक्सीन 

का हब बनने के चार चमकीले कारण उभरकर ददखाई दे 

रहे हैं। एक‚ कोरोना महामारी के बीच जहा ंभारत में 
दवाई का उत्पादन बढ़ा है‚ वही ं पवमभन्न देशों में दवाई 

घनयाथत भी तेजी से बढ़ा है। दो‚ भारत के मलए कोरोना 
वैक्सीन का वैश्कवक उत्पादक और पवतरक बनने का 
मौका घनममथत हुआ है। तीन‚ दवाई उत्पादन के मलए 

वैश्कवक कंपघनयों को आकपर्थत करने के मलए उत्पादन आधाररत प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 15000 करोड की रामश 

आवंदटत की गई है; तर्ा चार‚ दवाई व टीकों से संबंर्धत शोध और नवाचार के मलए 2021–22 के बजट में पवशेर् आवंटन ककया गया 
है। उल्लेखनीय है कक कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत ने दवाई उत्पादन और घनयाथत में असाधारण भूममका घनभाई है। भारत 

नए उत्पादों पीपीई ककट‚ वेंदटलेटर‚ सश्जथकल मास्क‚ मेड्रडकल गॉगल्स आदद का बडा उत्पादक और घनयाथतक बन गया है। इस समय 

भारत दवाई उत्पादन की मात्रा के मामले में पवकव में तीसरे स्र्ान और दवाई के मूल्य के मद्देनजर 14 वें क्रम पर है। यह छोटी बात 

नहीं है कक पवत्त वर्थ 2020-2021 में जहा ंवैश्कवक दवाई बाजार में करीब दो फीसदी की र्गरावट आई वही ंभारत का दवाई घनयाथत 18 

फीसदी बढ़कर करीब 24.44 अरब डॉलर यानी करीब 1.76 लाख करोड रु पये पर पहंुच गया। भारत से दवाई का घनयाथत न केवल 

पवकासशील देशों‚ बश्ल्क पवकमसत देशों में भी बढ़ा है। 

भारत कोरोना वैक्सीन घनमाथण के नये मुकाम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दघुनयाभर में इस्तेमाल की जाने वाली करीब 60 फीसदी 
वैक्सीन भारत में बनाई जाती है। कें द्र सरकार ने आत्मघनभथर भारत अमभयान के तहत देश को दवाई का मैन्युफैक्चररंग हब बनाने के 

मद्देनजर पीएलआई योजना के तहत अर्धक कीमतों वाली दवाइयों के स्र्ानीय पवघनमाथण को प्रोत्साहन देने और चीन से बाहर 

घनकलती फॉमाथ कंपघनयों को आकपर्थत करने के मलए फामाथस्युदटकल उत्पादों के मलए 15,000 करोड रु पए की पीएलआई योजना को 
मंजूरी दी है। कोपवड–19 भारत में नए र्चककत्सकीय शोध और नवाचार को बढ़ावा देने का भी अवसर बन गया है। सामान्य तौर पर 
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कोई टीका बनाने में कई वर्थ लगते हैं‚ लेककन भारत में कुछ महीनों के अंदर कोरोना के टीका बनाने का कदठन लक्ष्य पूरा करके बडे 

पैमाने पर सफलतापूवथक उत्पादन ककया जा रहा है। 

यह बात भी महत्वपूणथ है कक नेशनल ररसचथ फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन का ऐलान ककया गया है। भारत की यह भी उपलश्ब्ध है 

कक पवकव बौद्र्धक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा जारी वैश्कवक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स–जीआईआई)‚ 

2020 में भारत चार पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्र्ान पर पहंुच गया है। घनश्कचत रूप से दघुनया के मानर्चत्र पर भारत के नई वैश्कवक 

फामेसी और कोरोना वैक्सीन का हब बनने की जो चमकीली संभावनाएं घनममथत हुई हैं‚ उन्हें रणनीघतक प्रयासों से मुट्दठयों में मलए 

जाने का हरसंभव प्रयास ककया जाना होगा। फामाथ सेक्टर से संबंर्धत पीएलआई योजना से दवाई उत्पादन बढ़ाने पर सवोच्च 

प्रार्ममकता दी जानी होगी। फॉमाथ सेक्टर में आरएंडडी पर खचथ बढ़ाया जाना होगा। चंूकक कोरोना वैक्सीन के उत्पादन में काम आने 

वाले कई तरह के कच्चे माल के घनयाथत पर अमेररका ने पाबंदी लगाई हुई है‚ अतएव भारत द्वारा अमेररका के राटट्रपघत जो बाइडेन से 

इस पाबंदी को हटाए जाने का पवशेर् अनुरोध ककया जाना होगा ताकक भारत पूरी क्षमता से कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कर सके। 
कोरोना वैक्सीन उत्पादन के मलए जहा ंटीका उत्पादकों को पवत्तीय सहयोग ददया जाना होगा‚ वहीं वैश्कवक घनवेश भी आकपर्थत ककया 
जाना होगा। उम्मीद करें कक अब भारत द्वारा दघुनया की नई फॉमेसी और कोरोना वैक्सीन हब बनने का चमकीला अध्याय मलखा जा 
सकेगा। उम्मीद करें कक भारत का फॉमाथ सेक्टर छलांग लगाकर बढ़ते हुए 2026 तक 65 अरब डॉलर और 2030 तक 130 अरब डॉलर 

की ऊंचाई के स्तर पर पहंुचते हुए ददखाई दे सकेगा। 

 

 


